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छह पनडुब्बियों के निर्माण में विलंब
1899.
श्री एन. के. सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)
क्या 'परियोजना-75' के अंतर्गत छह पनडुब्बियों के निर्माण में अत्यधिक विलंब हुआ है ; 

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; 

(ग)
इस विलंब के कारण कितना अनुमानित घाटा हुआ है ; और
(घ)
भारत की नौसैनिक क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?
उत्तर

रक्षा मंत्री (श्री ए.के.अन्टनी)

(क) से (ग)
पहली पनडुब्बी का मूल सुपुर्दगी कार्यक्रम दिसंबर, 2012 था तथा बाकी प्रत्येक पनडुब्बियों की सुपुर्दगी एक वर्ष के अंतराल पर की जानी थी । लागत और सुपुर्दगी कार्यक्रम के 2010 में संशोधन हेतु सरकार के अनुमोदन के पश्चात प्रथम पनडुब्बी की सुपुर्दगी को जून, 2015 तक तथा अंतिम (छठी) पनडुब्बी की सुपुर्दगी को सितम्बर, 2018 तक किए जाने हेतु संशोधित कर दिया गया है । नई प्रौद्योगिकी के आमेलन में प्रारंभिक समस्याओं, मैसर्स माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) में औद्योगिक आधारभूत अवसंरचना के संवर्धन में विलम्ब तथा कुछ मदों की लागत में पहले बताई गई लागत की तुलना में ऊंची होने के कारण एमडीएल द्वारा उनकी अधिप्राप्ति में विलंब के कारण पनडुब्बियों के निर्माण में विलम्ब हुआ । इस मामले में शामिल जटिलताओं के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई ।

(घ)
सरकार सुरक्षात्मक परिवेश की निरंतर समीक्षा करती रहती है तथा तदनुसार भारतीय नौसेना क्षमताओं को सुनिश्चित करने हेतु पनडुब्बियों और जमीनी/वायु परिसंपत्तियों सहित समुचित रक्षा उपस्करों/प्लेटफार्मों को शामिल करने का निर्णय लेती है । आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फ्रिगेटों, विध्वंसकों, तीव्र प्रहारण यान, पनडुब्बियां, टोही विमान, विमान वाहक आदि को शामिल करना समाविष्ट है ।

*****

